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पर्यावरण संबंधी संसाधनों की प्रभावी निगरानी

52.	श्री प्रभात झा : 

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(क)	क्या सीमित संसाधनों में पूरे देश में पर्यावरण पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए पहले से गठित संस्थाओं को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है; 
(ख)	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग)	क्या राज्यों में गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि बोर्ड में पूर्णकालिक अध्यक्ष को नियुक्त करें; और 
(घ)	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
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(क) और (ख)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के माध्‍यम से मैनुअल और ऑनलाइन निगरानी केन्‍द्रों के तंत्र के द्वारा वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सहित पर्यावरण के विभिन्‍न पहलुओं की निगरानी कर रहा है। देश में 302 नगरों को शामिल करके 684 मैनुअल निगरानी स्‍टेशनों के तंत्र के माध्‍यम से वायु प्रदूषण की निगरानी की जाती है। 40 नगरों को शामिल करके 64 सतत परिवेशी वायु गुणवत्‍ता निगरानी केन्‍द्र (सीएएक्‍यूएमएस) स्‍थापित हैं जो वायु प्रदूषण की 24x7 ऑनलाइन निगरानी को सुकर बना रहे हैं। देश में 3000 केन्‍द्रों के तंत्र के माध्‍यम से जल गुणवत्‍ता को मापा जाता है। इसके अलावा, गंगा नदी के साथ लगे प्रमुख शहरों में 44 और यमुना नदी में दो रात-दिन काम करने वाले जल गुणवत्‍ता निगरानी केन्‍द्र (आरटीक्‍यूएमएस) अवस्थित हैं। ध्‍वनि प्रदूषण के संबंध में 7 नगरों में 70 केन्‍दों के तंत्र के माध्‍यम से निगरानी की जाती है। अत्‍यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों में लगभग 2500 उद्योगों को शामिल करके 24x7 सतत उत्‍सर्जन/बहि:स्राव निगरानी प्रणालियों के माध्‍यम से औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी की जाती है। परिवेशी वायु गुणवत्‍ता, जल गुणवत्‍ता और औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के अलावा, ठोस अपशिष्‍ट, मलजल उत्‍सर्जन, जैव-चिकित्‍सीय अपशिष्‍ट, खतरनाक अपशिष्‍ट आदि के संबंध में आकलन भी किये जाते हैं। मौजूदा निगरानी तंत्र और प्रतिष्‍ठानों को, समय-समय पर उभरने वाली चुनौतियों के आधार पर सुदृढ़ बनाया जाता है।

(ग) और (घ)	राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण ने ओए सं. 318/2013 : राजेन्‍द्र सिंह भण्‍डारी बनाम उत्‍तराखंड राज्‍य में दिए गए आदेश में राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों में प्रबंधन के ज्ञान सहित पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अपेक्षित ज्ञान या व्‍यावहारिक अनुभव रखने वाले पूर्ण-कालिक अध्‍यक्ष को नियुक्‍त करने का निदेश दिया है ताकि वे प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधी सभी पहलुओं का निराकरण करने में समर्थ हो सकें।
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